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13 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न
भंडारण क्षमता में वृद्धि
1007. श्रीमती वानसुक साइम:
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने 1.75 मिलियन टन क्षमता के साइलोज का निर्माण करके देश के खाद्यान्न भण्डारण क्षमता को सुधारने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है;

(ख) क्या नये साइलोज नौ राज्यों में 36 स्थानों पर खोले जाने की योजना है, जहां विशेषकर रेलवे साइडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी;

(ग) क्या जर्मनी, रूस और तुर्की जैसे देशों की कई कंपनियों ने भारत में अनाज भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में बहुत अधिक रुचि दिखाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख):
  भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्‍न साइलोज कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के कारण 9 राज्‍यों में 36 स्‍थानों पर आधुनिक साइलोज के निर्माण के लिए सार्वजनिक - निजी भागीदारी आधार पर 1.75 मिलियन टन क्षमता के लिए दिनांक 21.11.2013 को निविदाएं जारी की है। इन सभी साइलोज में रेलवे साइडिंग सुविधाएं होंगी।

(ग) और (घ): आधुनिक साइलोज के निर्माण के लिए दिनांक 21.11.2013 को निविदाएं जारी की गई हैं तथा निविदाएं भेजने की अंतिम तिथि‍ 19.2.2014 है। विदेशों तथा प्रमुख कंपनियों की भागीदारी के संबंध में अब तक कोई सूचना उपलब्‍ध नहीं है।
*******

